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'kgjksa esa fudklh iz.kkyh

1162- 
Jh yky flag oM+ksfn;k% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ;g lp gS fd ns'k ds nks&frgkbZ 'kgjksa esa vHkh rd fudklh iz.kkyh ugha gS( 
¼[k½ ;fn gka] rks D;k ljdkj us vHkh rd bl lacaèk esa dksbZ dne mBk;k gS( vkSj 
¼x½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क) से (ग): लोक स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता राज्‍य का विषय है। तथापि भारत सरकार, अपने विभिन्‍न प्रमुख मिशनों के माध्‍यम से शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए राज्‍यों व शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों का समर्थन करती है।

सरकार ने दिनांक 25 जून, 2015 को 500 मिशन शहरों में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आरंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत सीवरेज और सेप्‍टेज प्रबंधन पर मुख्‍य रूप से गौर किया जा रहा है। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, मिशन के आरंभ के समय 500 मिशन शहरों में सीवरेज नेटवर्क की कवरेज 31% थी। 

अमृत के अंतर्गत, सीवरेज और सेप्‍टेज प्रबंधन क्षेत्र में 32,456 करोड़ रू0 की परियोजनाएं जोकि कुल राज्‍य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) का 42% है, प्रारंभ की गई हैं। इनमें से 583.24 करोड़ रूपए की 42 परियोजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं, 21,010 करोड़ रू0 की 452 परियोजनाओं के लिए संविदायें दी जा चुकी हैं और कार्य प्रगति पर है और 5,499.71 करोड़ रू0 की 151 परियोजनाएं निविदा दिए जाने के विभिन्‍न चरणों में हैं। 
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